भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 3603
(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/6 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
किसानों को संस्थागत ऋण दिया जाना
3603.
श्री के॰ के॰ रागेशः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या किसानों द्वारा गैर-संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण लेने के संबंध में कोई रिपोर्ट 
प्राप्त हुई है;

(ख)
किसानों द्वारा गैर-संस्थागत स्रोतों, जैसे कि बिचौलिये और महाजनों, के जरिये लिए 
गए ऐसे कृषि ऋण की प्रतिशतता कितनी है; और
(ग)
क्या सरकार द्वारा किसानों को संस्थागत ऋण सुगम बनाने को सुनिश्चित करने हेतु 
कोई ठोस उपाय किया गया है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): राष्‍ट्रीय प्रतिࠀदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने एनएसएस 70वें राउंड (जनवरी, 2013-दिसंबर 2013) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि‍ परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया था। इस सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया कि समग्र भारत के स्‍तर पर कृषक परिवारों द्वारा लिए गए लगभग 40 प्रतिशत ऋण गैर-संस्‍थागत स्रोतों, जिनमें नियोक्‍ता/भूस्‍वामी,कृषि/पेशेवर साहूकार, दुकानदार/व्‍यापारी, मित्र, संबंधी तथा अन्‍य शामिल हैं, से लिये गये थे।
सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)  द्वारा किसानों को बाधामुक्‍त फसल ऋण प्रदान करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:-
· आरबीआई के निदेशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्रय एक्‍सपोजर के समतुल्‍य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, का 18% प्रदान करना आवश्‍यक है। 
· सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रत्‍येक वर्ष ऋण संवितरण का लक्ष्‍य निर्धारित करती है और बैंकों ने लगातार इन लक्ष्‍यों से अधिक की प्राप्ति की है।
· सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना लागू की है, जो किसानों को फसल लगाने, कटाई पश्चात् होने वाले व्यय, उत्पाद विपणन ऋण; किसान की पारिवारिक आवश्यकता, फार्म आस्तियों के अनुरक्षण हेतु कार्यशील पूंजी और कृषि से सम्बद्ध कार्यकलाप; और कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाता है। केसीसी योजना में एटीएम समर्थित रूपे डेबिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एकबारगी प्रलेखन, सीमा के अंतर्गत अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत अनगिनत आहरण, आदि की सुविधा दी गई है।
· आरबीआई ने बैंकों को 1,00,000/- रुपए तक के कृषि ऋण के संबंध में मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षा को समाप्त करने की सूचना दी है। छोटे तथा सीमांत किसानों, बटाईदारों तथा उन जैसे अन्य लोगों के लिए 50,000/- रुपए तक के लघु ऋण के लिए ‘अदेय’ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर उधारकर्ता से केवल एक स्व-घोषणा की आवश्यकता होती है।
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